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अध्यादेश का िाराांश 
कंपनी (दसूरा सशंोधन) अध्यादेश, 2019 
 कंपनी (दसूरा संशोधन) अध्यादेश, 2019 को 

21 फरवरी, 2019 को जारी ककया गया। यह 
अध्यादेश कंपनी एक्ट, 2013 के अनेक 
दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन करता है। 
उल्लेखनीय है कक ऐसे दो अध्यादेश नवंबर 
2018 और जनवरी 2019 को जारी ककए गए 
थे। यह अध्यादेश पहले अध्यादेश की तारीख, 
यानी 2 नवंबर, 2018 से लागू है। 

 कुछ अपराधों का पुनर्वर्गीकरण: 2013 के एक्ट 
में ऐसे 81 कंपाउंडडगं अपराध हैं जजनके ललए 
जुमााना या जुमााना या कैद, या दोनों की सजा 
है। इन अपराधों की सुनवाई अदालतों द्वारा 
की जाती है। अध्यादेश इनमें से 16 अपराधों 
को लसववल डीफॉल्ट में वगीकृत करता है, 
जजनमें अब एडजुडडकेटटगं ऑकफससा जुमााना 
वसूल सकत ेहैं। इन अपराधों में ननम्नललखखत 
शालमल हैं: (i) डडस्काउंट पर शेयर जारी करना, 
और (ii) सालाना ररटना फाइल न करना। 

 डिस्काउां ट पर शेयर जारी करना: एक्ट ककसी 
कंपनी को डडस्काउंट पर शेयर जारी करने से 
प्रनतबंधधत करता है, लसवाय कुछ मामलों को 
छोड़कर। ऐसा न करने पर कंपनी को एक 
लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का 
जुमााना भरना पड़ता है। इसके अनतररक्त 
डीफॉल्ट करने वाले प्रत्येक अधधकारी को छह 
माह तक के कारावास की सजा भुगतनी पड़ 
सकती है या एक लाख रुपए से लेकर पांच 
लाख रुपए तक के बीच की रालश का जुमााना 
भरना पड़ सकता है। अध्यादेश अधधकाररयों के 
कारावास की सजा को हटाता है।  

 इसके अनतररक्त कंपनी और डीफॉल्ट करने 
वाले प्रत्येक अधधकारी को डडस्काउंट पर शेयर 
जारी करने से प्राप्त रालश के बराबर की रालश 
या पांच लाख रुपए की रालश जुमााने के तौर 
पर भरनी पड़गेी (इनमें से जो भी कम होगी)। 
कंपनी को प्राप्त रालश को भी लौटाना होगा, 

जजसमें सालाना 12% की दर से ब्याज भी 
जुड़ा होगा। यह ब्याज शेयर जारी होने की 
तारीख से टदया जाएगा। 

 व्यर्िाय शुरू करना: अध्यादेश कहता है कक 
कोई कंपनी तभी अपना व्यवसाय शुरू कर 
सकती है, जब वह (i) अपने संस्थापन के 180 
टदनों के अंदर इस बात की पुजटट करेगी कक 
कंपनी के मेमोरेंडम के प्रत्येक सबस्राइबर ने 
अपनी सभी शेयसा का मूल्य चुका टदया है, 
और (ii) अपने संस्थापन के 30 टदनों के अंदर 
कंपनी रजजस्रार में पंजीकृत अपने कायाालय के 
पत ेका वैररकफकेशन फाइल कर देगी। अगर 
कंपनी ऐसा नहीं करती और यह पाया जाता है 
कक उसने अपना व्यवसाय शुरू नहीं ककया है 
तो कंपनी का नाम, कंपनी रजजस्रार से हटाया 
जा सकता है। 

 चाजेज़ का रजजस्रेशन: एक्ट यह अपेक्षा करता 
है कक कंपननयां अपनी प्रॉपटी से संबंधधत 
चाजेज़ (जैसे मॉटागेज) का पंजीकरण, चाजा के 
करएशन के 30 टदन के अंदर करें। रजजस्रार 
इस अवधध को 300 टदन कर सकता है। अगर 
पंजीकरण 300 टदनों के अंदर पूरा नहीं होता 
तो कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कक वह 
कें द्र सरकार से समय की छूट मांगे। 

 अध्यादेश इसमें पररवतान करता है और 
ननम्नललखखत की अनुमनत देता है: (i) अगर 
अध्यादेश जारी होने से पहले चाजा करएट ककया 
जाता है तो चाजेज़ का पंजीकरण 300 टदनों 
तक ककया जाए, या (ii) अगर अध्यादेश के 
बाद चाजा करएट ककया जाता है तो पंजीकरण 
60 टदनों के अंदर ककया जाए। अगर पहली 
शे्रणी के अंतगात चाजा 300 टदनों में पंजीकृत 
नहीं होता तो उसे अध्यादेश की तारीख से छह 
महीने के अंदर पूरा होना चाटहए। अगर दसूरी 
शे्रणी के अंतगात चाजा 60 टदनों में पंजीकृत 
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नहीं होता तो रजजस्रार पंजीकरण के ललए 60 
टदन और दे सकता है।  

 मांजूरी देने र्ाली अथॉररटी में पररर्र्वन: एक्ट 
के अंतगात ककसी ववदेशी कंपनी से जुड़ी ककसी 
कंपनी के ववत्तीय वर्ा की अवधध में पररवतान 
को राटरीय कंपनी कानून टरब्यूनल द्वारा 
मंजूरी दी जाती है। इसी प्रकार अगर कोई 
पजब्लक कंपनी अपने संस्थापन संबंधी 
दस्तावेज में कोई ऐसा बदलाव करती है जजससे 
कंपनी प्राइवेट कंपनी में बदल जाए, तो इसके 
ललए भी टरब्यूनल से मंजूरी की जरूरत होती 
है। अध्यादेश के अंतगात इन अधधकारों को कें द्र 
सरकार को हस्तांतररत कर टदया गया है। 

 बेनेफिसशयल ओनरसशप की घोषणा: अगर 
ककसी व्यजक्त का ककसी कंपनी के कम से कम 
25% शेयरों पर बेनेकफलशयल इंटरेस्ट है या वह 

कंपनी पर महत्वपूणा प्रभाव या ननयंत्रण रखता 
है तो उसे इस इंटरेस्ट की घोर्णा करनी होती 
है। एक्ट के अंतगात इस इंटरेस्ट की घोर्णा न 
करने पर एक लाख रुपए से लेकर दस लाख 
रुपए तक के बीच की रालश का जुमााना भरना 
पड़ता है, साथ ही डीफॉल्ट पर हर टदन जुमााना 
भरना पड़ता है। अध्यादेश में यह प्रावधान है 
कक ऐसे व्यजक्त पर जुमााना लगाया जा सकता 
है या उसे एक वर्ा तक के कारावास की सजा 
भुगतनी पड़ सकती या इन दोनों का सामना 
करना पड़ सकता है। 

 कां पाउां डि ांर्ग: एक्ट के अंतगात एक क्षेत्रीय 
ननदेशक पांच लाख रुपए तक की सजा वाले 
अपराधों को कंपाउंड (सेटल) कर सकता है। 
अध्यादेश इस सीमा को बढाकर 25 लाख रुपए 
करता है।  
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